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विषय: किसान-कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन
629. श्री अहमद अशफाक करीमः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार द्वारा भारत के लघु एवं सीमांत किसानों के कर्ज माफ करने की कोई योजना है; यदि हां, तो कब तक;

(ख) किसानों के कल्याण हेतु केंद्रीय सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने का वादा किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या होगी?

उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)
(क) से (ग): वर्तमान में भारत सरकार के विचाराधीन किसानों के ऋण माफ करने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है। 

सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्‍य रखा है। उपर्युक्‍त प्रयोजन के लिए, सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने तथा कार्यनीतियों की सिफारिश करने से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए एक अंतरमंत्रालयी समिति गठित की है। किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्‍य रखते समय समिति भावी बचत के पैमाने और मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को ध्‍यान में रखा है। समिति ने आय वृद्धि के सात स्रोतों यथा; फसल की उत्‍पादकता में सुधार, पशुधन की उत्‍पादकता में सुधार, संसाधन उपयोग कार्यक्षमता अथवा उत्‍पादन लागत में बचत, फसलन सघनता में वृद्धि, उच्‍च मूल्‍य की फसलों का विविधिकरण, किसानों को प्राप्‍त होने वाले वास्‍तविक मूल्‍य में सुधार और कृषि से गैर-कृषि व्‍यवसाय की ओर परिर्वतन की पहचान की है। इस समिति ने अपेक्षित वृद्धि प्राप्‍त करने के लिए कार्यनीतियों का भी सुझाव दिया है। 

तदनुसार, सरकार आय केन्‍द्रित दृष्‍टिकोण पर फोकस करते हुए कृषि क्षेत्र का संगठित कर रही है। किसानों के लिए निवल सकारात्‍मक लाभ को ध्‍यान में रखते हुए सरकार द्वारा कई योजनाओं यथा; मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड (एसएचसी) योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), परम्‍परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), राष्‍ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-नाम), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्‍ट्रीय तिलहन एवं आयलपाम मिशन (एनएमओओपी), राष्‍ट्रीय सतत बाजार मिशन (एनएमएसए), राष्‍ट्रीय कृषि विस्‍तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी) और राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) ‘प्रधानमंत्री अन्‍नदाता आय संरक्षण अभियान’ (पीएम्‍-आशा) का प्रमुख रूप से क्रियान्‍वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्‍त पौध रोपण (हर मेड़ पर पेड़), मधुमक्‍खी पालन, डेयरी एवं मात्‍स्‍यिकी से संबंधित योजनाएं भी क्रियान्‍वित की जाती हैं। कृषि का उत्‍पादन एवं उत्‍पादकता बढ़ावा करने को ध्‍यान में रखते हुए इन सभी योजनाओं का क्रियान्‍वयन किया जाता है और किसानों की आय में वृद्धि होगी। 

सरकार ने किसानों की आय को प्रमुखता से बढ़ाने के लिए एमएसपी उत्‍पादन लागत का कम से कम 150% के स्‍तर पर नियत करने हेतु वर्ष 2018-19 की अवधि में खरीफ एवं रबी फसलों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) में वृद्धि की है।

इसके अतिरिक्‍त, सरकार छोटे एवं सीमांत किसानों की सुनिश्‍चित आय समर्थन प्रदान करने के लिए एक नई केन्‍द्रीय क्षेत्र योजना नामत: प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि (पीएम-किसान) की शुरूआत की है। इस योजना के अंतर्गत दो हैक्‍टेयर तक कृष्‍य भूमि वाले सभी छोटे एवं सीमांत जोत धारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000/-रूपये की प्रत्‍यक्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी। इस प्रत्‍यक्ष आय सहायता को एक वित्‍तीय वर्ष में तीन किस्‍तों के माध्‍यम से लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में सीधे अंतरित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 01.12.2018 से लाभ का अंतरण स्‍वीकार्य होगा। पीएम-किसान सबसे कमजोर किसान परिवारों को न केवल सुनिश्‍चित अनुपूरक आय प्रदान करेगा बल्‍कि उनके आकस्‍मिक विशेषकर फसल कटाई के पहले की आवश्‍यकताओं को भी पूरा करेगा। 
******
